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भावांतर भुगतान योजना  मंडी में फसल के कम दाम मिलने पर सरकार करेगी भरपाई
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किसानों की सबसे बड़ी चिंताओं में से एक यह होती है कि फसल पककर तैयार होने के बाद उन्हें अपनी उपज का सही मूल्य मिलेगा
या  नहीं।  खेती  में  जी-तोड़  पसीना  बहाने,  खाद-बीज  पर  भारी  खर्च  करने  और  मौसम  की  अनिश्चितताओं  से  जूझने  के  बाद,  जब
किसान मंडी पहुंचता है और उसे अपनी फसल औने-पौने दामों पर बेचनी पड़ती है, तो यह उसके लिए एक बड़ा आर्थिक झटका होता
है।  इसी समस्या के  समाधान और किसानों  को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की गारंटी  सुनिश्चित करने  के  लिए मध्य प्रदेश
(MP) सरकार ने भावांतर भुगतान योजना की शुरुआत की है। यह योजना किसानों के लिए एक आर्थिक ढाल (फाइनेंशियल शील्ड)
के रूप में काम कर रही है, जिससे बाजार भाव गिरने पर भी उन्हें नुकसान नहीं उठाना पड़ता।

   मंडियों में समर्थन मूल्य से कम बिक रही फसलें: बाजार के मौजूद   

कृषि क्षेत्र में अक्सर यह देखा गया है कि जब किसी फसल की बंपर पैदावार होती है, तो आवक बढ़ने के कारण मंडियों में उसका
बाजार भाव अचानक गिर जाता है (मार्केट क्रैश)। किसान अपनी फसल को सुरक्षित रखने के लिए लंबे समय तक गोदामों में नहीं
रख सकते, इसलिए वे उसे तुरंत बेचने को मजबूर होते हैं। इस मजबूरी का फायदा कई बार बाजार की ताकतों द्वारा उठाया जाता है,
और किसानों  को  सरकारी  न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से  बहुत  कम कीमत पर  अपनी  फसल बेचनी  पड़ती  है।  इस स्थिति  में
किसानों के लिए अपनी लागत निकालना तक मुश्किल हो जाता है।

किसानों की इसी मजबूरी और घाटे को खत्म करने के लिए भावांतर भुगतान योजना को डिजाइन किया गया है। अब, फसल कम रेट
पर बिकने का डर किसानों का आर्थिक नुकसान नहीं करवाएगा। अगर खुले बाजार में फसल का रेट सरकार द्वारा तय एमएसपी से
नीचे चला जाता है, तो इस योजना के तहत सरकार उस घाटे की भरपाई करती है। यह योजना न केवल किसानों की आर्थिक सुरक्षा
सुनिश्चित करती है, बल्कि कृषि क्षेत्र में एक सकारात्मक बदलाव भी ला रही है। अन्य कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी
के लिए आपपेंशन, लोन और घर! गरीबों के लिए सरकार की 8 धांसू योजनाएंपढ़ सकते हैं।
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   किन फसलों पर लागू होगी योजना और कौन से किसान हैं इसके पात्र?   

योजना का लाभ राज्य के उन सभी पंजीकृत किसानों को मिलता है, जो अपनी फसल को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सेलिंग विंडो
(बिक्री की तारीखों) के भीतर पंजीकृत कृषि उपज मंडी समिति में ले जाकर बेचते हैं। यह योजना विशेष रूप से उन फसलों के लिए
बनाई गई है जिनके बाजार भाव में सबसे ज्यादा उतार-चढ़ाव देखने को मिलता है।

शुरुआती चरण में, इस योजना का फोकस मुख्य रूप से नकदी और तिलहन फसलों पर रखा गया था। इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:

 >> सोयाबीन

 >> मूंगफली

 >> मक्का

 >> मूंग

 >> उड़द

 >> विभिन्न तिलहन फसलें

इन प्रमुख फसलों में सफलता मिलने के बाद, योजना के दायरे को बढ़ाते हुए इसमें कई बागवानी फसलों और मौसमी सब्जियों को
भी शामिल किया गया है, ताकि उद्यानिकी करने वाले किसानों को भी मूल्य गिरने की स्थिति में सुरक्षा मिल सके।

   भावांतर भुगतान योजना के तहत मूल्य अंतर (Price Deficit) की गण   

बहुत से किसानों के मन में यह सवाल होता है कि भावांतर भुगतान योजना काम कैसे करती है और इसमें मिलने वाली राशि की गणना
किस प्रकार होती है। इसे एक बहुत ही सीधे और आसान उदाहरण से समझा जा सकता है।

मान  लीजिए कि  केंद्र  या  राज्य  सरकार  ने  किसी  फसल (जैसे  सोयाबीन)  का  न्यूनतम समर्थन मूल्य  (MSP)4,000 रुपये  प्रति
क्विंटलतय किया है। लेकिन जब फसल पकने के बाद पीक आवक का समय आता है, तो मंडी में व्यापारियों द्वारा उस फसल की
कीमत केवल3,200 रुपये प्रति क्विंटललगाई जाती है। इस स्थिति में, किसान को सीधे तौर पर प्रति क्विंटल 800 रुपये का घाटा
हो रहा होता है।

भावांतर भुगतान योजना इसी अंतर (भाव के अंतर) को पाटने का काम करती है। सरकार किसान द्वारा बेची गई फसल की रसीद के
आधार पर इसी800 रुपये प्रति क्विंटलके अंतर की राशि को सीधे किसान के बैंक खाते में ट्रांसफर कर देती है। इससे किसान को
अपनी उपज औने-पौने रेट पर बेचने का मलाल नहीं रहता और उसे अपनी मेहनत का पूरा 4000 रुपये का भाव (3200 मंडी से   800
सरकार से) मिल जाता है।

इस व्यवस्था का एक बड़ा  फायदा सरकार को भी होता है।  सरकार को हर फसल को सीधे  खरीदकर अपने  गोदामों  में  भरने  और
भंडारण (स्टोरेज) में  अनाज सड़ाने की जरूरत नहीं पड़ती। बाजार अपनी गति से चलता है और किसान को घर बैठे उसकी फसल का
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सही दाम मिल जाता है। (अधिक जानकारी के लिए देखें:सरकार की 5 धांसू योजनाएं, सीधे खाते में पैसा और घर!)

   आधिकारिक पोर्टल पर पंजीकरण और मंडी बिक्री रसीद दर्ज करने की    

भावांतर भुगतान योजना का लाभ उठाने के लिए पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और डिजिटल बनाया गया है। बिना उचित पंजीकरण के
किसी भी किसान को इस योजना का लाभ नहीं मिल सकता है। आवेदन की प्रक्रिया निम्नलिखित है:

पंजीकरण का समय और पोर्टल:किसानों को फसल की बुवाई के तुरंत बाद ही राज्य सरकार केई-उपार्जन पोर्टल (e-Uparjan
Portal)पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होता है। किसान यह पंजीकरण अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC), लोक
सेवा केंद्र के माध्यम से करवा सकते हैं, या खुद घर बैठे ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर भी अप्लाई कर सकते हैं।

आवश्यक दस्तावेज:आवेदन करते समय किसान के पास निम्नलिखित दस्तावेज होने चाहिए:

 >> किसान काआधार कार्ड

 >> बैंक पासबुक की कॉपी (स्पष्ट अकाउंट नंबर और IFSC कोड के साथ)

 >> कृषि भूमि के मालिकाना हक या जोत के कागजात (जमीन कीखसरा-खतौनी)

 >> एक चालू मोबाइल नंबर (जो रजिस्ट्रेशन और अलर्ट के लिए जरूरी है)

फिजिकल वेरिफिकेशन:पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद, स्थानीय पटवारी या कृषि विभाग की टीम द्वारा किसान के खेत
के रकबे (जमीन के हिस्से) का फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाता है। टीम यह पुष्टि करती है  कि पोर्टल पर बताई गई फसल
वास्तव में बोई गई है या नहीं। वेरिफिकेशन पास होने के बाद किसान को एक आधिकारिक रसीद जारी कर दी जाती है।

जब किसान तय समय सीमा के भीतर मंडी में अधिकृत व्यापारी को अपनी फसल बेचता है, तो व्यापारी द्वारा किए गए भुगतान का
पूरा  डिजिटल  बिल  मंडी  पोर्टल  पर  ऑटो-अपलोड  हो  जाता  है।  इस  तरह,  मंडी  बिक्री  रसीद  दर्ज  करने  की  प्रक्रिया  स्वतः
(ऑटोमैटिक) पूरी हो जाती है।

   बैंक खाते में डीबीटी (DBT) भुगतान की समयसीमा और जरूरी शर्तें   

फसल बिकने और मंडी से डेटा पोर्टल पर अपलोड होने के बाद, सरकार एक  मॉडल रेट  तय करती है। एमएसपी और उस मॉडल रेट
के बीच का जो भी अंतर होता है, वह सीधे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए किसान के बैंक खाते में भेज दिया जाता है।

जरूरी शर्त:योजना का फॉर्म भरते समय सबसे महत्वपूर्ण बात यह ध्यान में रखनी होती है कि किसान का बैंक खाता उसके आधार
नंबर से और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया(NPCI) से लिंक होना चाहिए। डीबीटी के तहत पैसा सीधे आधार-लिंक्ड खाते
में ही जाता है। यदि खाता NPCI लिंक नहीं है, तो पेमेंट अटकने की पूरी संभावना रहती है।

भुगतान की समयसीमा:मंडी में  फसल बेचने  के  बाद, क्लेम ऑटोमैटिक तरीके  से  प्रोसेस हो जाता है।  सभी कागजी और डिजिटल
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प्रक्रिया सही पाए जाने पर अंतर की राशि कुछ ही हफ्तों के भीतर किसान के खाते में सुरक्षित रूप से ट्रांसफर कर दी जाती है।

   भुगतान में देरी या गड़बड़ी होने पर समाधान और आधिकारिक हेल्पल   

पूरी  प्रक्रिया  डिजिटल होने  के  बावजूद,  तकनीकी खामियों  या  दस्तावेजों  में  नाम-खाता नंबर मिसमैच होने  के  कारण कभी-कभी
भुगतान में देरी हो सकती है। यदि फसल बेचने के कई हफ्तों बाद भी भावांतर की राशि बैंक खाते में नहीं आती है, तो किसानों को
परेशान होने की आवश्यकता नहीं है।

समाधान के लिए किसान सबसे पहले यह चेक करें कि उनका बैंक खाता चालू स्थिति में है और डीबीटी एनपीसीआई के लिए इनेबल
है  या नहीं।  इसके  बाद भी अगर पैसा रुका हुआ है,  तो किसान अपने  संबंधित ग्राम पंचायत के  पटवारी,  नजदीकी कृषि विभाग के
कार्यालय, या मंडी समिति के सचिव से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा, ई-उपार्जन पोर्टल पर दर्ज आधिकारिक हेल्पडेस्क
या शिकायत निवारण अनुभाग में  अपनी मंडी  रसीद और रजिस्ट्रेशन नंबर के  साथ ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई जा सकती है,
ताकि विभाग जल्द से जल्द रुके हुए भुगतान को क्लीयर कर सके।

   निष्कर्ष   

मध्य प्रदेश सरकार की भावांतर भुगतान योजना कृषि क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम है। यह योजना न केवल किसानों को उनके
उत्पाद  का  उचित मूल्य  दिलाती  है,  बल्कि  कृषि  में  होने  वाले  घाटे  के  जोखिम को  भी  कम करती  है।  फसल बुवाई  के  समय ही
ई-उपार्जन पर सही रजिस्ट्रेशन और मंडी में पक्के बिल पर बिक्री सुनिश्चित करके, कोई भी पात्र किसान इस सरकारी योजना का
सीधा लाभ अपने बैंक खाते में प्राप्त कर सकता है।

   अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)   

यह मध्य प्रदेश सरकार की एक योजना है जो किसानों को मंडी में फसल बेचने पर होने वाले घाटे से बचाती है। यदि मंडी में फसल
न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से कम दाम पर बिकती है, तो सरकार MSP और मंडी रेट के बीच के अंतर की राशि सीधे किसान के
बैंक खाते में भेजती है।

इस योजना के तहत मुख्य रूप से नकदी फसलों और तिलहन को शामिल किया गया है, जैसे- सोयाबीन, मूंगफली, मक्का, मूंग, उड़द
आदि। इसके अलावा समय-समय पर इसमें कई बागवानी और मौसमी सब्जियों को भी जोड़ा जाता है।

जब किसान अधिकृत मंडी  में  अपनी उपज बेचता है,  तो  उसका बिल पोर्टल पर ऑटो-अपलोड हो  जाता है।  इसके  कुछ हफ्तों  के
भीतर ही मूल्य के अंतर की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से  किसान के आधार-NPCI लिंक बैंक खाते  में
जमा हो जाती है।
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पंजीकरण के  लिए  किसान  के  पास आधार  कार्ड,  बैंक  पासबुक की  कॉपी,  जमीन  के  खसरा-खतौनी  के  कागजात और एक चालू
मोबाइल नंबर होना अनिवार्य है। बुवाई के तुरंत बाद इसका रजिस्ट्रेशन कराना होता है।
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